भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2112        
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सिंचाई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और 
ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण 
2112.
श्री ए. के. सेल्वाराज: 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 93 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 65,634.93 करोड़ रुपए के ऋण के लिए स्वीकृति दी है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग)
क्या यह भी सच है कि इसे 2019 तक इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिदेश प्राप्त है; और 
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निन्यानवे (99) चल रही बड़ी/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं, जिनकी अधिकतम क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई की है तथा राज्यों के परामर्श से 77595 करोड़ रुपए की शेष अनुमानित लागत [31342 करोड़ रुपए के केन्द्रीय सहायता (सीए) संघटक के साथ] को प्राथमिकता दी गई है ताकि इन्हें दिसम्बर 2019 तक चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत चालू 96 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना तथा झारखंड एवं बिहार में उत्तर कोयला जलाशय परियोजना के लिए नाबार्ड में गठित दीर्घावधि सिंचाई निधि एलटीआईएफ) के तहत कुल 69,708.37 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दे दी गई है।   
*****
